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                      20 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए
izèkuea=h vkokl ;kstuk ¼ih,e,okbZ½ ds rgr xjhch js[kk ls uhps jgus okyksa ¼chih,y½ dks iDdk edku

1153- 
Jh jke ukFk Bkdqj% 
D;k vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd% 
¼d½ D;k ljdkj }kjk ns'k esa izèkkuea=h vkokl ;kstuk ds rgr xjhch js[kk ls uhps jgus okyksa dks iDdk edku nsus dk fu.kZ; fy;k x;k gS( 
¼[k½ ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS( vkSj 
¼x½ vHkh rd fcgkj esa fdrus ?kj izèkkuea=h vkokl ;kstuk ds rgr cuk;s x;s gSa ,oa bl ;kstuk ds rgr fdrus ?kj cukus dk izLrko gS ,oa bls dc rd iw.kZ fd;k tk;sxk\
उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)
(क) से (ख): भारत सरकार ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस),निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) से संबंधित सभी शहरी बेघर परिवारों को वर्ष 2022 तक सभी मौसम के लिए पक्के आवास प्रदान करने के लिए 25 जून,2015 को प्रधान मंत्री आवास योजना(शहरी) [पीएमए वाई(यू)] की शुरूआत की है।   
(ग): बिहार राज्य सरकार ने सूचित किया है कि प्रधान मंत्री आवास योजना(शहरी) [पीएमए वाई(यू)] के अंतर्गत राज्य में कुल अनुमानित आवास मांग राज्य द्वारा किए गए मांग सर्वेक्षण के आधार पर लगभग 07 लाख है। अब तक, बिहार राज्य में प्रधान मंत्री आवास योजना(शहरी) [पीएमए वाई(यू)] के अंतर्गत 2,31,758 आवास संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 26,898 आवास पूरे हो गए हैं और 1, 02,938 आवास निर्माणाधीन हैं। बिहार राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे वर्ष 2018-19 तक प्रधान मंत्री आवास योजना(शहरी) [पीएमएवाई(यू)] के तहत आवासों की मांग का निर्धारण करें ताकि सभी आवासों का निर्माण वर्ष 2022 तक क्रमिक रूप से पूरा किया जा सके।   
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